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मुकदमों का विवरण 

मुनीलक्ष्मी बनाम. 

नरेंद्र बाबू और ए. एन. आर. 

(2023 की आपराधिक अपील संख्या 3297) 20 अक्टूबर, 2023 

[सूर्या ore और दीपांकर दत्ता, जे, जे,] हेडनोट्स 

विचार के लिए विषयःअभियुक्त प्रत्यर्थी सं. 1 को जमानत दे दी गई है।109, 120 बी, 
201,302,450,454 आर/डब्ल्यू एस।34, आई. पी. सी., यदि रद्द किया जाना है, तो जमानत देने के 
बाद की घटनाओं को देखते हुए। 

जमानत-हस्तक्षेप का दायरा-प्रतिवादी संख्या 1 को विशिष्ट रूप से अपनी पत्नी की हत्या में 
मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया था-हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण गवाहों, मृतक के 
परिवार के सदस्यों द्वारा अपने परीक्षण के 20 दिनों के भीतर रुख में बदलाव-अतीत में 
प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ लगाए गए आरोप, पुलिस को भड़काने, गुंडों को काम पर 
रखने, मृतक पर बार-बार हमला करने और उसकी जान लेने के विभिन्न प्रयास-जमानत रद्द 
करना: 

आयोजित किया TASH न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए 
जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने की एक संकीर्ण गुंजाइश है और वह इस तरह के आदेश में 
हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा अनिच्छुक रहेगा, भले ही उसकी अलग-अलग राय हो-अदालतें 
अक्सर एक ओर अनुच्छेद 21 में सन्निहित स्वतंत्रता के सबसे मूल्यवान अधिकार और दूसरी ओर 
व्यवस्थित समाज के अधिकार को संतुलित करने के लिए जूझती हैं-लंबे समय तक कैद के मामले 
में नाजुक संतुलन एक संदिग्ध को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर रिहा करके तैयार किया 
जाता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई में बाधा न आए-हालांकि, अगर 
यह पाया जाता है कि एक विचाराधीन व्यक्ति ने गवाहों को भड़काकर या सबूतों के साथ छेड़छाड़ 
करके या न्याय से भागने की कोशिश करके जमानत की रियायत का दुरुपयोग करने का प्रयास 
किया है, तो ऐसा व्यक्ति हिरासत के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। 
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अपनी बेटी की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 को नामित किया गया- 
हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण गवाहों, मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी जांच-इन-चीफ के 20 
दिनों के भीतर दिखाए गए रुख में अचानक बदलाव केवल एक संयोग नहीं हो सकता है-इसलिए 
अपीलकर्ता का अचानक हमला, अतीत में प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ लगाए गए आरोपों की 



श्रृंखला से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, जिसमें पुलिस को भड़काना, गुंडों को काम 
पर रखना, बार-बार मृतक पर हमला करना और उसका जीवन छीनने के विभिन्न प्रयास शामिल हैं- 
प्रतिवादी संख्या 1 में जांच या गवाहों को भड़काने की क्षमता है-प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने 
और उसे जीतने के लिए एक उत्साहजनक अवसर के बीच एक प्रथम दृष्टया निकटता है।109, 
120 बी, 201,302,450,454 आर/डब्ल्यू एस।34.[पैरा 19,20,25,32] 

जमानत-जमानत की रियायत का दुरुपयोग-न्यायालयों का कर्तव्यः 

आयोजित किया गयाःअदालतों का यह सुनिश्चित करना एक कठिन कर्तव्य है कि आपराधिक न्याय 
प्रणाली जीवंत और प्रभावी हो; अपराध के अपराधी दंडित न हों; गवाहों को सच्चाई से गवाही देने से 
रोकने के लिए उन्हें किसी भी तरह की धमकी या प्रलोभन के तहत नहीं रखा जाता है और अपराध 
के पीड़ितों को कार्यवाही के हर चरण में अपनी आवाज सुनाई जाती है-जहां, किसी मामले के तथ्यों 
और परिस्थितियों पर विचार करने पर, न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि जमानत की रियायत 
के दुरुपयोग का संकेत देने वाली ठोस और भारी परिस्थितियां हैं, तो न्याय के हित में अदालत पर 
ऐसी रियायत को तुरंत वापस लेना अनिवार्य हो जाता है।[पैरा 21,22] 

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -5.311-गवाहों को याद करना: 

आयोजित किया गयाःप्रतिवादी संख्या 1 को जमानत दिए जाने के बाद जो असामान्य और 
आश्चर्यजनक घटनाएं हुई हैं, वे मुकदमे के प्रभावी, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय के लिए गवाहों को 
वापस बुलाने का मामला बनाती हैं-इस न्यायालय के पास न केवल अनुच्छेद 142 के तहत बल्कि 
यू/एस के तहत भी इस तरह का सहारा लेने के लिए विशाल और पर्यप्ति शक्तियां निहित हैं।311, सी. 
आर. पी. सी., चाहे वह अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर हो या स्वतः संज्ञान-ऐसी संवैधानिक या 
वैधानिक शक्ति जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही के चरण जैसी किसी भी बाधा से सीमित नहीं है- 
किसी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है और पूछताछ की जा सकती है, हालांकि उसे तलब नहीं 
किया जा सकता है। 
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एक गवाह के रूप में, या उसे वापस बुलाया जा सकता है, या फिर से पूछताछ की जा सकती है 
ताकि आरोपों पर प्रकाश डाला जा सके-संविधान का इरादा अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों 
को दूर करने और किसी आरोपी के अधिकारों के प्रति कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने का नहीं है-इस 
प्रावधान के तहत शक्ति के प्रयोग का उद्देश्य न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना और सच्चाई को सामने 
लाने के लिए भारी सबूत इकट्ठा करना है-वर्तमान मामले में, मृतक के परिवार के सदस्य अभियोजन 
पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गवाह हैं-परीक्षा- 
इन-चीफ में उनका रुख जिरह में एक के बिल्कुल विपरीत है-मृतक के माता-पिता और बहन ने 
अपने पहले के दृष्टिकोण से विरोध किया जहां[पैरा 28,29] 



न्याय प्रशासन-आपराधिक न्याय प्रशासन-गवाहों की भूमिकाः 

आयोजित किया गयाःगवाह न्याय को घर लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से 
अदालती मुकदमों की प्रतिकूल प्रणाली में जहां न्याय की अदालतों के समक्ष तथ्यों से परिचित 
व्यक्तियों को लाकर अभियुक्त के अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर होती 
है-उनकी गवाही कानून की अदालत के समक्ष मुकदमे के भाग्य को निर्धारित करती है-यदि कोई 
गवाह अतिरंजित कारणों से शत्रुतापूर्ण हो जाता है और अप्रकाशित सत्य को गवाही देने में 
अनिच्छुक होता है, तो यह न्याय के प्रशासन को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचाएगा और बड़े पैमाने 
पर समाज का विश्वास आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभाव और विश्वसनीयता में क्षीण और टूट 
OTST [ERT 26] 

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -5.311-इसके तहत शक्ति का प्रयोगः 

आयोजित किया गयाश्यू/एस गवाहों को याद करने की शक्ति।311 इसे संयम से प्रयोग किया जाना 
चाहिए और एक गवाह द्वारा केवल शत्रुता, प्रति गवाह, जमानत की रियायत के दुरुपयोग का 
अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा।[पैरा 31] 

शब्द और वाक्यांश-"जमानत Ye करने के लिए ठोस और भारी परिस्थितियाँ"-चर्चा-जमानत। 
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शहरों और 
अन्य संदर्भों 
की सूची 

दोलत राम और ओआरएस. वी.हरियाणा राज्य (1995) 1 एससीसी 349:[1994] 6 
ROI, सी. आर. 69; विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य और अन्र। (2021) 15 एस. 

सी. सी. 518; रमेश और aa वी.हरियाणा राज्य (2017) 1 एस. सी. सी. 529: 
[2016] 

8 एस. सी, आर, 936-पर निर्भर। 

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य। (2014) 2 एससीसी 1:[2013] 14 
एस. सी. आर. 713; संजय चंद्र बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2012) 1 एस. सी. सी. 40: 
[2011] 13 एस. सी. आर, 309; सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम राज्य 

महाराष्ट और ओआरएस। (2011) 1 एससीसी 694:[2010] 15 एस. सी. आर, 201-संदर्भित। 

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं



आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 32971 

2020 के सी. आर. एल. पी. No.3164 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 
12.08.2020 के निर्णय और आदेश से। 

रूपः 

महेश ठाकुर, रणविजय सिंह चंदेल, श्रीमती गीतांजलि बेदी, शिवम शरमा, सुश्री अनुषा आर., 
अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए। 

नरेंद्र हुड्डा, सीनियर एड., टी. हरीश कुमार, नवनीत दुगर, वी. एन. रघुपति, नरेंद्र पाल गुप्ता, शुभ्रांशु 
पाधी, मो. अपजल अंसारी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए। 

सर्वोच्च 
न्यायालय का 

निर्णय/आदेश 

न्याय 

सूर्या Dic, जे। 

1. छुट्टी दे दी गई। 

2. यह आपराधिक अपील बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.08.2020 के 
एक आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 को एल. डी. के समक्ष लंबित एस. सी. 
1111/2021 मुकदमे की कार्यवाही में नियमित जमानत दी गई थी। एडल्ट।सिटी सिविल एंड सेशन 
जज, बेंगलुरु।उक्त मुकदमा अपराध सं. 151/2019 दिनांक 21.12.2019 से आया है जो यहाँ 
पंजीकृत है। 
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पुलिस स्टेशन व्यालिकावल, बेंगलुरु भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 
109,120 बी, 201,302,450,454 के तहत [इसके बाद 'आईपीसी"|। 

ए. तथ्यः 

U. 1.बेल के दान से पहले की वास्तविक मात्रा 

3. विनुथा एम. और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच विवाह वर्ष 2006 में संपन्न हुआ था।वर्ष 2009 में 
विवाह से एक पुरुष बच्चे का जन्म हुआ था।यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी नंबर 1 का 
विवाहेतर संबंध ASS AR उनके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर अपने बच्चे के जन्म के 



तुरंत बाद विनुथा एम. को परेशान करना शुरू कर दिया और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने 
के लिए उन पर दबाव डाला।इसलिए, उन्होंने वैवाहिक घर के पहले दिन अलग रहना शुरू कर 
दिया। 

4. विनुथा एम. ने प्रत्यर्थी संख्या 1 और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपने जीवन पर किए 
गए कथित प्रयासों सहित उत्पीड़न की कई आपराधिक शिकायतें दर्ज की, जिससे कई प्रथम सूचना 
रिपोर्ट दर्ज की गई [इसके बाद 'एफ, आई. आर.]], जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैःआई. एफ. 
आई. आर. नं. 231/2015 आई. पी. सी. की धारा 498 ए के तहत पी. एस. व्यालिकावल, बेंगलुरु में 
23.11.2015 पर दर्ज किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी नं. 1 ने अपने 
परिवार के सदस्यों के साथ शिकायतकर्ता पर हमला किया और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर 
करने की धमकी दी।उसके इनकार करने पर, प्रतिवादी संख्या 1 की माँ ने शिकायतकर्ता पर मिट्टी 
का तेल छिड़ककर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल रही। 

1. पी. एस. व्यालिकावल, बेंगलुरु में आई. पी. सी. की धारा 354 (ए) (2), 
506,504,341 ,448,109 के साथ पठित धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें 
आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 के चाचा के चालक ने शिकायतकर्ता के कमरे में प्रवेश 
किया और प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के उकसावे पर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश 
की गा. पी. एस. व्यालिकावल, बेंगलुरु में आई. पी. सी. की धारा 143,323,448,504,506 और 
149 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 
शिकायतकर्ता को कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह शौचालय तक भागने में 
कामयाब रही और खुद को बचाया।उसने शौचालय के अंदर से पुलिस को बुलाया और पुलिस के 
सायरन की आवाज सुनकर प्रतिवादी नंबर 1 और उसके परिवार के सदस्य भाग गए। 
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IV. एफ. आई. आर. नं. 205/2017 1959 के शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (बी) (बी) और 
1963 के कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 95 और 97 [इसके बाद 'के. पी. अधिनियम'] के 
तहत पी. एस. व्यालिकावल, बेंगलुरु में दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी 
नं. 1 ने शिकायतकर्ता को मारने के लिए कुछ उपद्रवी भेजे थे।पुलिस ने बाद में उन गुंडों को 
कुल्हाड़ी और मिर्च पाउडर के साथ पकड़ा, जिसे वे शिकायतकर्ता पर हमला करने के लिए साथ ले 
गए थे। 

वी. एफ. आई. आर. नं, 50/2019 आई. पी. सी. की धारा 354 (बी), 341,323,427,504 और 
506 के तहत पी. एस. व्यालिकावल, बेंगलुरु में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था 
कि प्रतिवादी नं. 1 ने अपने बचपन के दोस्तों के साथ 16.06.2019 पर शिकायतकर्ता का शारीरिक 
और यौन उत्पीड़न किया और उसके दोपहिया वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। 



5. यहां यह ध्यान देने योग्य है कि कथित निरंतर हमलों और उसकी जान को खतरे के कारण, 
शिकायतकर्ता ने पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखकर पुलिस सुरक्षा का अनुरोध किया और 
प्रतिवादी संख्या 1 और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। 

6. पुलिस अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, उसने प्रतिवादी संख्या 1 और उसके 
परिवार से सुरक्षा की मांग करते हुए Seed, पी. संख्या 33221/2019 के माध्यम से उच्च न्यायालय 
का दरवाजा खटखटाया।रिट याचिका का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2019 के 
आदेश के माध्यम से (निर्धारित कानून को नोटिस करने के बाद) किया गया था। 

इस न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम यू. पी, और अन्य की सरकार में। 1), 

सक्षम प्राधिकारी को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के 
निर्देश के साथ, यदि पहले से नहीं की गई है। 

7. इसके बाद, शिकायतकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश को अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन के 
ध्यान में 19.08.2019 पर लाया और उसे पर्याप्त पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। 

8. जाहिरा तौर पर, पुलिस सुरक्षा के लिए उसके अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए 
शिकायतकर्ता ने 21.10.2019 पर बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में एक और शिकायत की, जिसमें 
विशेष रूप से आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने चिन्नास्वामी और उसके सहयोगियों को 
उसकी अनुबंध-हत्या के लिए Rs.15 लाख की राशि का भुगतान किया था।ऐसा प्रतीत होता है कि 
उपरोक्त चिन्नास्वामी और उसके सहयोगियों को स्थानीय पुलिस ने 29.11.2017 पर रंगे हाथों 
पकड़ा था। 

1 (2014) 2 एससीसी 1 
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एफ. आई. आर, 205/2017 के साथ संबंध।बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसने 
प्रतिवादी नंबर 1 और चिन्नास्वामी जैसे उनके सहयोगियों के हाथों शिकायतकर्ता के जीवन के लिए 
एक ARTA खतरा पैदा कर दिया, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि थी। 

9. शिकायतकर्ता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को 30.10.2019 पर उपरोक्त 
आरोपों को दोहराते हुए एक और विस्तृत शिकायत की।इसके अतिरिक्त, एक महिला संगठन भी 
आगे आया और प्रत्यर्थी संख्या 1 के साथ व्यालिकावल पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की 
मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एक शिकायत की जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि स्थानीय 
पुलिस बाहरी विचारों के लिए 'निष्क्रिय' थी। 



10. सभी शिकायतों की सामग्री से यह भी स्पष्ट होता है कि विवाह से पैदा हुआ बेटा शिकायतकर्ता 
की एकमात्र अभिरक्षा में बना रहा, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 शिकायतकर्ता को बेरोकटोक परेशान 
करता रहा और उस पर आपसी तलाक के लिए सहमत होने का दबाव डालता रहा। 

11. दुर्भाग्यपूर्ण दिन, यानी 21.12.2019, शिकायतकर्ता [इसके बाद 'मृत'] अपने अपार्टमेंट में मृत 
पाई गई।वह खून से लथपथ और सुस्त अवस्था में पाई गई।अपीलार्थी-श्रीमती. मृतक की मां 
मुनीलक्ष्मी ने विषय की प्राथमिकी दर्ज की, जो शुरू में केवल आई. पी. सी. की धारा 376 और 
498 ए के तहत दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 मृतक को 
तलाक के लिए सहमति देने के लिए मजबूर कर रहा था क्योंकि वह किसी और से शादी करना 
चाहता था।इसने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 1, उसके परिवार के सदस्यों और उसके 
सहयोगियों ने भी पहले अपीलार्थी की बेटी को मारने का प्रयास किया था। 

12. विषय एफ, आई. आर. में आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अवैध संबंध को शामिल न 
करने से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने इसके बाद आई. डी. 1 पर एक और शिकायत की, जिसमें 
आरोप लगाया गया कि हेलमेट आदि पहने संदिग्ध नियमित रूप से दूसरे घर के निवासी से मिलने 
के बहाने मृतक के वैवाहिक घर जाते थे, लेकिन वास्तव में वे मृतक को धमकी देते थे, जो उसी घर 
के पहले घर में रह रहा था, जिसके गंभीर परिणाम होते थे।प्रतिवादी नंबर 1 के साथ एक प्रशांत 
(आरोपी नंबर 2) और एक जगन्नाथ (आरोपी नंबर 3) पर अपीलार्थी की बेटी की हत्या का आरोप 
लगाया गया था।अपराध सं. 151/2019 में जांच अंततः पूरी हो गई और 1065 में एक वित्तीय रिपोर्ट 
प्रस्तुत की गई। 
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आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 109,120 बी, 201,302,450,454 के तहत दंडनीय 
अपराधों के लिए प्रतिवादी संख्या 1 सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ <आई. डी. 1 पर। एफ. आई. 
एन. एल. रिपोर्ट में, प्रतिवादी संख्या 1 पर आरोपी संख्या 2 और 3 को 'सुपारी' देकर अपनी पत्नी 
की हत्या करने की आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिसने मृतक पर 
जानलेवा हमला किया था।सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। 

13. गिरफ्तारी के तुरंत बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने जमानत के लिए आवेदन किया।उच्च न्यायालय ने 
दिनांकित 12.08.2020 के विवादित आदेश में कहा कि हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ कई 
अन्य मामले लंबित थे; हालाँकि, अपराध No.151/2019 में उनके खिलाफ आरोप केवल आई. पी. 
सी. की धारा 109 और 120 बी के तहत दंडनीय हैं।उच्च न्यायालय ने कहा कि क्या सेल फोन और 
सीसीटीवी फुटेज जैसी सामग्री आपराधिक साजिश रचने के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त 
थी, यह मुकदमे का विषय है, और तब तक यह दिखाने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं थी कि 
प्रतिवादी संख्या 1 अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ संपर्क या संपर्क में था।नतीजतन, प्रतिवादी 
संख्या 1 को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। 



U. 21वर्तमान एस, एल, पी, के आधार और वर्तमान एस. Ver. पी. को भरने के लिए 
प्रावधानः 

14. पीड़ित अपीलार्थी हमारे समक्ष अपील में है।इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, कुछ 
परेशान करने वाली घटनाएं हुई हैं जिन पर आगे संक्षेप में ध्यान दिया गया हैः 

(क) आईडी2 पर विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मामले को 
SSS पर प्रभावी सुनवाई के लिए तभी लिया जा सकता था जब यह सूचित किया गया था कि 
प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ नियमित जमानत पर विस्तार के बाद कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। 
नतीजतन, अपीलार्थी को एक अतिरिक्त शपथ लेने के लिए समय दिया गया। 

(ख) आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय को अवगत कराया गया था कि हालांकि आरोप तय किए गए 
थे, लेकिन मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ था।राज्य के वकील ने बताया कि अभियोजन पक्ष के 109 
गवाहों से पूछताछ की जानी है।इस प्रकार, हमने निचली अदालत को अभियोजन पक्ष के गवाहों से 
पूछताछ शुरू करने का निर्देश दिया।प्रतिवादी संख्या 1 को मुकदमे में सहयोग करने और सुनवाई 
की तारीख पर अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। 

सर्वोच्च न्यायालय cht Rare 

[2023] 14 एस सी आर। 

(ग) आई. डी. 2 पर, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आई. डी. 1 का एक आदेश हमारे संज्ञान में लाया 
गया, जिसमें पता चला कि सी. डब्ल्यू -1 से सी. डब्ल्यू -3 (अपीलार्थी और उसके परिवार के 
सदस्य) अपने बयानों के लिए उपस्थित नहीं हुए और उन्हें फिर से गैर-जमानती वारंट जारी किए 
गए।तदनुसार निचली अदालत से एक नई स्थिति रिपोर्ट मांगी गई थी जिसमें आगे निर्देश दिया गया 
था कि गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई सहित आवश्यक कदम 
उठाए जाए। 

15. इसके बाद जो हुआ वह काफी निराशाजनक है और यह इस न्यायालय की अंतरात्मा को 
आहत करता है।हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि प्रमुख गवाहों, जो 
अपीलार्थी (पीडब्लू-1), उनकी बेटी-विद्या (मृतक की बहन, पीडब्लू-4) और मुनिराजू (मृतक के 
पिता, पीडब्लू-5) हैं, की जिरह और fare के बीच लगभग 20 दिनों का अंतराल था।वे सभी 
शत्रुतापूर्ण हो गए हैं और अपने पिछले बयानों से पीछे हट गए हैं। 

ख. सामग्री: 

16. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने, जिरह में उसके विरोधाभास की परवाह किए बिना, जोरदार तर्क 
दिया कि उच्च न्यायालय ने उन सुस्थापित सिद्धांतों की अनदेखी करने में एक गंभीर त्रुटि की है जो 
न्यायालयों को जमानत देने या अस्वीकार करने के मामले में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए 
मार्गदर्शन करते हैं।उन्होंने आग्रह किया कि प्रथम दृष्टया अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी पत्नी की हत्या 
के लिए रची गई आपराधिक साजिश में प्रतिवादी संख्या 1 की संलिप्नता का संकेत देने के लिए 



पर्याप्त सामग्री एकत्र की गई है।उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जमानत की रियायत के घोर 
दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली शिकायतों का भी एक स्पष्ट संदर्भ दिया। 

17. विद्वान राज्य वकील ने अपीलार्थी का समर्थन करते हुए दोहराया कि प्रतिवादी संख्या 1 मृतक 
को परेशान कर रहा था और उसे किसी और से शादी करने के इरादे से तलाक स्वीकार करने के 
लिए मजबूर कर रहा था।उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने भी दहेज की मांग करके मृतक 
को अपमानित करना जारी रखा और यहां तक कि उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे मारने का 
प्रयास किया।उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 का अन्य आपराधिक इतिहास भी है।वह 
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) 
और 1067 में से 34 के साथ पठित धारा 345 (ए) और (बी), 341,355,323,504 के तहत अपराध 
संख्या 122/2017 में शामिल है। 
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केपी अधिनियम की धारा 95 और 97 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 बी के तहत आईपीसी 
और अपराध संख्या 205/2017। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कर्नाटक राज्य के सरकारी प्लीडर 
ने प्रतिवादी नंबर 1 के कब्जे से जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज और सेल फोन को प्रदर्शित किया 
था ताकि उसे वीभत्स हत्या से जोड़ा जा सके।उन्होंने प्रवर्तन अधिनियम के समक्ष यह भी प्रस्तुत 
किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने शायद ही कुछ महीने हिरासत में बिताए और उसके तुरंत बाद उसे 
जमानत पर रिहा कर दिया गया, इस अपराध की जघन्य प्रकृति और इस तथ्य की अनदेखी करते 
हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 कमजोर गवाहों को अपने धन और बाहुबल से भड़का सकता है। 

18. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरेंद्र हुड्डा ने बहुत 
उत्साहपूर्वक आग्रह किया कि आई. पी. सी. की धारा 302,450 और 454 के तहत अपराध को 
छोड़कर, अन्य सभी अपराध जमानती प्रकृति के हैं।संजय चंद्र बनाम सेंट्रल पर भरोसा करना 

जांच ब्यूरो 2 और सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम राज्य 

महाराष्ट और ओआरएस। 3, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जमानत आवेदन पर विचार करते समय 
आरोप की गंभीरता एक परीक्षण या कारक नहीं है।उन्होंने कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी भी 
जमानत की रियायत का दुरुपयोग नहीं किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को 
उसकी पत्नी की अप्राकृतिक मृत्यु से जोड़ने के लिए अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया 
है।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक बार उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने 
में अपने विवेक का प्रयोग कर लिया है, तो इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 

ग, विश्लेषणः 

19. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर सामग्री का 
अध्ययन किया है।ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे महत्वपूर्ण गवाहों, अर्थात्‌ मृतक के परिवार के 
सदस्यों द्वारा उनकी जाँच के 20 दिनों के भीतर दिखाए गए रुख में अचानक बदलाव केवल एक 



संयोग नहीं हो सकता है।अपीलार्थथी प्रत्यर्थी नं. 1 को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने 
वाली इस अपील को जोरदार तरीके से आगे बढ़ा रहा है।अपने जाँच-इन-चीफ में, उसने अपनी बेटी 
की हत्या में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 का विशेष रूप से नाम लिया है।इसलिए, 
उसके अचानक हुए हमले को प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ लगाए गए आरोपों की श्रृंखला से 
आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। 

2 (2012) 1 एससीसी 40. 3 (2011) 1 WRT 694। 
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अतीत, पुलिस को भड़काने, गुंडों को काम पर रखने, बार-बार मृतक पर हमला करने और उसकी 
जान लेने के विभिन्न प्रयासों का।इन सभी आरोपों से, इन कार्यवाहियों के सीमित उद्देश्य के लिए, 
यह पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के पास जांच या उन गवाहों को भड़काने की क्षमता है 
जिन्हें उसके खिलाफ गवाही देने के लिए निर्धारित किया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ 
मृतक द्वारा उसके जीवनकाल के दौरान या पुलिस के समक्ष या इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा 
लगाए गए आरोपों की गंभीरता का मूल्यांकन इस पृष्ठभूमि के खिलाफ किया जाना चाहिए। 

20. इस न्यायालय के पास निस्संदेह न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जमानत 
देने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने की एक संकीर्ण गुंजाइश है और वह इस तरह के आदेश में 
हस्तक्षेप करने के लिए हमेशा अनिच्छुक रहेगा, भले ही उसकी अलग राय हो।अदालतें अक्सर एक 
ओर संविधान के अनुच्छेद 21 में feed स्वतंत्रता के सबसे मूल्यवान अधिकार और दूसरी ओर 
कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध व्यवस्थित समाज के अधिकार को संतुलित करने से जूझती हैं। 
लंबे कारावास के मामले में नाजुक संतुलन एक संदिग्ध को ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत पर 
रिहा करके तैयार किया जाता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मुकदमे में बाधा 
न आए।हालाँकि, यदि यह पाया जाता है कि किसी विचाराधीन व्यक्ति ने गवाहों को भड़काकर या 
सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके या न्याय से बचने की कोशिश करके जमानत की रियायत का 
दुरुपयोग करने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत की रियायत वापस लेकर हिरासत में 
लिया जा सकता है।21. अदालतों का यह सुनिश्चित करना एक कठिन कर्तव्य है कि आपराधिक 
न्याय प्रणाली जीवंत और प्रभावी हो; अपराध के अपराधियों को दंडित नहीं किया जाता है; गवाहों 
को सच्चाई से गवाही देने से रोकने के लिए उन्हें किसी भी तरह की धमकी या प्रलोभन के तहत नहीं 
रखा जाता है और अपराध के पीड़ितों को कार्यवाही के हर चरण में अपनी आवाज सुनाई जाती है। 

सी, 1.कानून में प्रतिदानः:८, 1. बेल को रद्द करना 

22. जहाँ, किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर, न्यायालय को संतुष्ट किया 
जाता है कि जमानत की रियायत के दुरुपयोग का संकेत देने वाली ठोस और भारी परिस्थितियाँ हैं, 
न्याय के हित में न्यायालय के लिए ऐसी रियायत को तुरंत वापस लेना अनिवार्य हो जाता है।23. 



"जमानत रद्द करने के लिए ठोस और भारी परिस्थितियाँ" अभिव्यक्ति को इस न्यायालय द्वारा 
1069 के कैटेना में अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। 
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दोलत राम और ओआरएस, वी. सहित निर्णयों का।हरियाणा राज्य 4, 

जो हैं:(6) न्याय के उचित मार्ग से बचने या बचने का प्रयास या दी गई जमानत की रियायत का 
दुरुपयोग या दुरुपयोग करने का प्रयास; 

((ख) अभियुक्त के फरार होने की संभावना। 

((ग) निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों को बाधित करने वाली परिस्थितियों का विकास; 

((iv) अपराध की गंभीरता, अभियुक्त के आचरण और न्यायालय के हस्तक्षेप पर सामाजिक प्रभाव 
के बीच संबंध। 

24. विपन कुमार धीर बनाम पंजाब राज्य और 3 5, यह न्यायालय 

जमानत देने के बाद विकसित होने वाली परिस्थितियों के प्रभाव के बारे में बताया, जैसे कि न्याय के 
प्रशासन में हस्तक्षेप, जमानत की रियायत का दुरुपयोग, आदि, जो एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए 
प्रतिकूल हैं और जमानत को रद्द करने की आवश्यकता होगी। 

25. हाथ में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए इन मापदंडों को लागू करते हुए, हम संतुष्ट हैं 
कि प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने और गवाहों को जीतने के लिए उसके लिए एक 
उत्साहजनक अवसर के बीच प्रथम दृष्टया निकटता है।इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1, कम से कम तब 

तक जमानत की रियायत का आनंद लेने के योग्य नहीं है जब तक कि सभी महत्वपूर्ण गवाहों से 
पूछताछ नहीं की जाती है।इस प्रकार, मुकदमे के प्रभावी, निष्पक्ष, न्यायसंगत और निष्पक्ष समापन 

के लिए उन्हें दी गई स्वतंत्रता के विशेषाधिकार को वापस लिया जाना चाहिए। 

८. 1.2 एक निष्पक्ष परीक्षण सुनिश्चित करनाःगवाहों की वापसी 

26. इस न्यायालय के समक्ष एक बड़ी चुनौती गवाहों की शत्रुता के बीच एक निष्पक्ष सुनवाई 
सुनिश्चित करना है।निस्संदेह, गवाह न्याय को घर लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष 
रूप से अदालती मुकदमों की प्रतिकूल प्रणाली में जहां अभियोजन पक्ष पर न्याय की अदालतों के 
समक्ष तथ्यों से परिचित व्यक्तियों को लाकर अभियुक्त के अपराध को साबित करने की जिम्मेदारी 
होती है।उनकी गवाही कानून की अदालत के समक्ष मुकदमे के भाग्य को निर्धारित करती है, जिसके 
बिना अदालत रडार के बिना समुद्र में एक नाविक की तरह होगी। 

4 (1995) 1 एससीसी 349। 5 (2021) 15 एससीसी 5181 
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और कम्पास।6 यदि कोई गवाह अतिरंजित कारणों से शत्रुतापूर्ण हो जाता है और अप्रकाशित सत्य 
को साबित करने के लिए अनिच्छुक होता है, तो यह न्याय के प्रशासन को अपरिवर्तनीय क्षति 
पहुंचाएगा और आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता में बड़े पैमाने पर 
समाज का विश्वास क्षीण और चकनाचूर हो जाएगा। 

27. रमेश और अन्य बनाम में यह न्यायालय।हरियाणा राज्य 7 

गवाहों द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने बयान वापस लेने और शत्रुतापूर्ण होने के कारणों को स्पष्ट 
रूप से समझाया ISAT शामिल हैं:() धमकी/धमकी; (ii) विभिन्न माध्यमों से प्रलोभन; (iii) 
अभियुक्त द्वारा बाहुबल और धन शक्ति का उपयोग; (iv) गवाहों का उपयोग; (९) लंबे मुकदमे; (vi) 
जांच और मुकदमे के दौरान गवाहों को होने वाली परेशानियां; और (हां) गवाहों की शत्रुता को 
रोकने के लिए एक मजबूत विधायी तंत्र का अभाव।इन कारणों में, गवाहों की 'धमकी' और 'धमकी' 
हमेशा सभी हितधारकों के बीच गंभीर चिता का विषय रही है। 

28. हमें ऐसा लगता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को जमानत देने के बाद जो असामान्य और 
आश्चर्यजनक घटनाएं हुई हैं, वे मुकदमे के प्रभावी, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्णय के लिए गवाहों को 
वापस बुलाने का मामला बनाती हैं।इस न्यायालय के पास न केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के 
तहत बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'दंड प्रक्रिया संहिता') की धारा 311 के तहत 
भी इस तरह का सहारा लेने के लिए विशाल और पर्याप्त शक्तियां निहित हैं, चाहे वह अभियोजन पक्ष 
के अनुरोध पर हो या स्वतः ही।ऐसी संवैधानिक या वैधानिक शक्ति जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही 
के चरण जैसी किसी भी बाधा से सीमित नहीं है।एक व्यक्ति को बुलाया जा सकता है और उससे 
पूछताछ की जा सकती है, हालांकि उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है, या उसे वापस 
बुलाया जा सकता है, या फिर से पूछताछ की जा सकती है ताकि आरोपों पर प्रकाश डाला जा 
सके।सी. आर. पी. सी. की धारा 311, निश्चित रूप से, अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों को दूर 
करने और अभियुक्त के अधिकारों के प्रति कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करने का इरादा नहीं रखती है। 
इस प्रावधान के तहत शक्ति के प्रयोग का उद्देश्य न्याय के उद्देश्यों को पूरा करना और सच्चाई को 
सामने लाने के लिए भारी सबूत इकट्ठा करना है। 

6 मोहम्मद.अशरफ, Wael के प्रति भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की विशिष्टताःएक विश्लेषण (2018) 26 एएलजे 
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29, वर्तमान मामले में, मृतक के परिवार के सदस्य अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की 
सत्यता का परीक्षण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गवाह हैं।मुख्य परीक्षा में उनका रुख प्रतिपरीक्षा 
में उनके रुख के बिल्कुल विपरीत होता है।यह तथ्य कि मृतक के माता-पिता और बहन अपने पहले 



के दृष्टिकोण से पीछे हट गए हैं, जहां वे वर्ष 2019 से अलग-अलग Fal के सामने जोरदार आंदोलन 
करते पाए गए थ, हमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के साथ पठित अनुच्छेद 142 के तहत 
अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने और किसी भी प्रकार के खतरे, मनोवैज्ञानिक भय या 
किसी भी प्रलोभन से मुक्त, एक अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के बाद एक नई प्रतिपरीक्षा के 
लिए उन्हें वापस बुलाने का निर्देश देते हैं। 

30. हम, इस प्रकार, गवाहों (पीडब्लू-1, पीडब्लू-4 और पीडब्लू-5) को विषय परीक्षण में एक प्रभावी 
निर्णय तक पहुंचने के लिए उनकी आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाने के लिए एक मामला 
बनाते हैं। 

हालाँकि जोडने \ में जल्दबाजी करते हें . प्रक्रिया संहिता 

31. , हम यह जोड़ने में जल करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत 
गवाहों बुलाने 5 किया चाहिए केवल 

को वापस बुलाने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और गवाह द्वारा केवल 
व्यक्ति रियायत दुरुपयोग का लगाने आ धार नहीं 

शत्रुता, प्रति व्यक्ति, जमानत की रियायत के दुरुपयोग का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं 
होगा इसके टिप्पणियों का लंबित मुकदमे पर कोई C भाव नहीं 

होगा।इसके अलावा, ऊपर की गई टिप्पणियों का लंबित मुकदमे के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नही 
पड़ेगा। 

घ. निष्कर्ष: 

32. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए और गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त किए बिना, हम 
निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस अपील की अनुमति देते हैं: 

() दिनांकित 12.08.2020 के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रतिवादी 
संख्या 1 को दी गई जमानत इसके द्वारा रद्द कर दी जाती है; 

((01) प्रत्यर्थी संख्या 1 को एक सप्ताह के बाद आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।वह 
मुकदमे के समापन तक या इस अदालत द्वारा बदली हुई परिस्थितियों में उसे जमानत पर रिहा किए 
जाने तक हिरासत में रहेगा। 

((ग) विचारण न्यायालय को पी. डब्ल्यू -1, पी. डब्ल्यू -4 और पी. डब्ल्यू -5 को उनकी आगे की 
प्रतिपरीक्षा के लिए वापस बुलाने का निर्देश दिया जाता है। 

(iv) बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे अपीलार्थी और उसकी बेटी (पीडब्लू- 
4) सहित उसके परिवार को कम से कम उनके नए बयानों तक चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करें। 

सर्वोच्च न्यायालय cht Rare 
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(v) बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त को आगे इस बात की जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या 
अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को उनके बयान वापस लेने के लिए धमकी दी गई थी, 
प्रेरित किया गया था या किसी बाहरी दबाव के अधीन किया गया था।ऐसी रिपोर्ट प्रतिवादी संख्या 1 



और उसके सह-अभियुक्त को आपत्ति के अधिकार के अधीन 2 सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय 
के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए, यदि ऐसी रिपोर्ट में उनके खिलाफ कोई आपत्ति है। और; 

(vi) विचारण न्यायालय अपीलार्थी, पीडब्लू-4, पीडब्लू-5 और अभियोजन पक्ष के अन्य महत्वपूर्ण 
गवाहों से आगे जिरह के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 या उनके वकील के आचरण का बारीकी से 
निरीक्षण करेगा।किसी भी तुच्छ भाव या तुष्टीकरण की अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए 
ताकि सभी भौतिक गवाहों के स्वैच्छिक, स्वतंत्र और अप्रदूषित संस्करण को रिकॉर्ड पर लाया जा 
सके। 

33. वर्तमान अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है। 

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः 

अपील का निपटारा किया गया। 

दिव्या पांडे


